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विषय: प्राचीन कृषि पद्धतियों के लिए सरकार की पहलें
3227. श्रीमती शशिकला पुष्पाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकर ने कटाई पूर्व तथा कटाई के बाद होने वाले फसल के नुकसान का पता लगाने के लिए कोई पहल की है ताकि किसानों को खेती से अच्छी आमदनी हो सके, जो कि साल-दर-साल और अलाभकारी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि की प्राचीन पद्धतियों का अनुसरण करने तथा उन्हें अपनाने के लिए भी कोई पहल की है, जोकि उर्वरकों एवं नाशी जीवमारकों पर और अधिक निर्भर हो गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)
 (क) एवं (ख): कटाई पूर्व एवं कटाई पश्‍चात फसल हानियों को रोकने के लिए सरकार विभिन्‍न योजनाओं का कार्यान्‍वयन कर रही है जिनके तहत किसानों को कटाई पूर्व एवं कटाई पश्‍चात फसल हानियों सहित वैज्ञानिक फसल उत्‍पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन योजनाओं में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और पूर्वी भारत में हरित क्रान्‍ति लाना (बीजीआरईआई) शामिल हैं।

इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अत्‍यधिक कम प्रीमियम दर पर गैर निवार्य प्राकृतिक जोखिम के लिए बुवाई पूर्व से फसलोपरांत हानियों के लिए व्‍यापक फसल बीमा प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्‍त कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्‍थान (आईसीएआर), राज्‍य कृषि विभाग, राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालयों (एसएयू) द्वारा किसानों को परामर्शिकाएं जारी की गई हैं।

खाद्यान्‍नों की फसलोपरांत हानियों का पता लगाने के लिए सरकार समेकित कृषि विपणन योजना की एक उपयोजना-कृषि विपणन अवसंचना (एएमआई) कार्यक्रम का भी कार्यान्‍वयन कर रही है। योजना के तहत फार्म उत्‍पाद, प्रसंस्‍कृत फार्म उत्‍पाद एवं कृषि आदानों आदि के भंडारण के लिए वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण फसलोपरांत एवं रख-रखाव हानियों को कम करता है। एएमआई योजना एक पार्श्‍वांत पूंजी राजसहायता योजना है जिसमें पात्र लाभार्थी के श्रेणी के आधार पर 25 प्रतिशत से 33.33 प्रतिशत तक अलग-अलग राजसहायता दर होती है और परियोजना की पूंजी लागत पर प्रदान की जाती है। 

फलों एवं सब्‍जियों की फसलोपरांत हानियों के मुद्दों का समाधान करने हेतु सरकार ‘’समेकित बागवानी विकास मिशन’’ (एमआईडीएच) का कार्यान्‍वयन कर रही है जिसके तहत फसलोपरांत प्रबंधन एवं खाद्य प्रसंस्‍करण के लिए सहायता दी जा रही है। फसलोपरांत प्रबंधन में शीत भंडारण, प्राथमिक/मोबाइल प्रसंस्‍करण इकाई, पैक हाऊस, पूर्व-शीतलन इकाईयां, नियंत्रित वातावरण भण्‍डारण, रिफर वैन एवं पकाई कक्षों की स्‍थापना शामिल हैं। 
(ग) एवं (घ): फसलों के उत्‍पादन को बढ़ाने, खेती लागत को कम करने और इससे किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राचीन कृषि पद्धतियों को वैज्ञानिक फसल उत्‍पादन प्रौद्योगिकियों से बदल दिया गया है।  

***** 
